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धरोहर प्रबंधन और संरक्षण: भारत में 
नीतिगत परिवर्तन
संदर्भ

•	 सरकार अब संरक्षित स्मारकों के संरक्षण — जो अब 
तक केवल भारतीय परुातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 
अधिकार क्षेत्र में था — को निजी संस्थाओ ं के लिए 
खोलने की योजना बना रही ह,ै जिससे विरासत प्रबंधन में 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल की शरुुआत होगी।

पृष्ठभूमि: ASI का विशेष अधिकार 

•	 भारतीय परुातत्व सर्वेक्षण (ASI) की स्थापना 1861 
में संस क्ृ ति मतं्रालय के अतंर्गत की गई थी, जो भारत 
की सांस क्ृ तिक विरासत के परुातात्विक अनसुंधान और 
संरक्षण के लिए उत्तरदायी ह।ै 

•	 यह राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, परुातात्विक 
स्थलों और अवशषेों के रखरखाव, संरक्षण एवं सरुक्षा 
में कें द्रीय भमूिका निभाता ह।ै 

•	 यह प्राचीन स्मारक और परुातात्विक स्थल एवं अवशषे 
अधिनियम, 1958 एवं प्राचीन वस्तुए ंएवं कला निधि 
अधिनियम, 1972 को लाग ूकरता ह।ै

•	 ASI की सगंठनात्मक सरंचना: ASI परेू भारत में 37 
क्षेत्रीय मडंलों के माध्यम से कार्य करता ह,ै जो अपने-
अपने क्षेत्राधिकार में फील्डवर्क , संरक्षण और अनसुंधान 
के लिए उत्तरदायी हैं। इसके विशिष्ट विभागों में शामिल 
हैं:

	� विज्ञान शाखा: संरक्षण विज्ञान और सामग्री 
विश्लेषण पर कें द्रित;

	� बागवानी शाखा: विरासत स्थलों के आसपास 
उद्यानों का रखरखाव करती ह;ै

	� जलमग्न पुरातत्व शाखा: जलमग्न सांस क्ृ तिक 
विरासत की खोज करती ह;ै

	� मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाए:ं मदंिर वास्तुकला 
और मरू्तिकला का दस्तावेजीकरण करती हैं।

•	 अब तक ASI परेू भारत में लगभग 3,700 संरक्षित 
स्मारकों के संरक्षण के लिए अकेले उतार्दायी रहा ह।ै

	�  इससे प्रायः दरेी होती थी और इतने विशाल संख्या 
में विरासत संरचनाओ ंके प्रबंधन की सीमित क्षमता 
सामन आती थी।

नया सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल 

•	 नई पहल विरासत संरक्षण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी 
(PPP) मॉडल को लाग ूकरने का लक्ष्य रखती ह।ै इस 
कदम के उद्देश्य हैं:

	� संरक्षण कार्य की क्षमता को बढ़ाना।
	� ASI के एकल एजेंसी दृष्टिकोण के तहत ऐतिहासिक 

रूप से धीमी रही परियोजना समयसीमा को तीव्र 
करना।

	� पेशवेर और नियामक निगरानी बनाए रखते हुए 
निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। 

•	 सभी संरक्षण परियोजनाए ंASI की निगरानी में ही रहेंगी 
और उन्हें राष्ट्रीय संरक्षण नीति (2014) का पालन करना 
होगा।

ढांचा और कार्यान्वयन 

•	 राष्ट्रीय ससं क्ृ ति निधि (NCF) की भूमिका: सभी 
परियोजनाओ ं के लिए धनराशि NCF के माध्यम से 
प्रवाहित की जाएगी, जिसकी स्थापना 1996 में ₹20 
करोड़ की सरकारी निधि के साथ की गई थी। 

	� NCF की संरचना दाताओ ं को सीध े संरक्षण 
परियोजनाओ ं के लिए धन दनेे की अनमुति दतेी 
ह,ै साथ ही CSR पहलों के तहत 100% कर छूट 
मिलती ह।ै

•	 सरंक्षण वास्तुकारों का पैनल: संस क्ृ ति मतं्रालय परेू 
भारत में एक दर्जन से अधिक संरक्षण वास्तुकारों को 
पैनल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव अनरुोध (RFP) 
जारी करेगा। 

	� दाता इस पैनल से अपने संरक्षण परियोजनाओ ंके 
लिए मार्गदर्शन हते ुचयन करेंगे। 

	� वास्तुकार और दाता मिलकर बाहरी कार्यान्वयन 
एजेंसियों को नियकु्त करेंगे जिनके पास विरासत 
संरक्षण का अनभुव होगा। 
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	� प्रत्येक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 
(DPR) को ASI से अनमुोदन प्राप्त करना होगा। 

	� इसका अर्थ ह ै कि ASI अपनी पर्यवेक्षण भमूिका 
बनाए रखगेा, लेकिन निजी पक्ष अब कार्यान्वयन 
एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं।

राष्ट् रीय संस्कृति  निधि का ट्रैक रिकॉर्ड 

•	 NCF ने 1996 से अब तक कॉर्पोरेट और सार्वजनिक 
क्षेत्र के दाताओ ं से ₹140 करोड़ का दान प्राप्त किया 
ह,ै जिससे 100 से अधिक संरक्षण परियोजनाओ ं को 
वित्तपोषित किया गया ह।ै 

•	 पूर्ण परियोजनाए:ं भलेुश्वर मदंिर (पणु)े, ब्रिटिश 
रेजीडेंसी (हदैराबाद), मांडू के स्मारक, परुाना किला और 
लाल किला (नई दिल्ली)। 

•	 चालू परियोजनाए:ं

	� दवेबलोदा (भिलाई, छत्तीसगढ़): SAIL-भिलाई 
स्टील प्लांट द्वारा वित्तपोषित।

	� पर्यटक सवुिधाए:ं कालाअबं (पानीपत) और 
सिंगौरगढ़ किला (मध्य प्रदशे): इडंियन ऑयल 
कॉर्पोरेशन द्वारा वित्तपोषित।

	� विक्रमशिला (बिहार) में खदुाई अवशषे: NTPC 
द्वारा वित्तपोषित।

नियंत्रण, संतुलन और पात्रता

•	 केवल प्रमाणित संरक्षण वास्तुकारों को ही पैनल में 
शामिल किया जाएगा।

•	 कार्यान्वयन एजेंसियों को 100 वर्ष से अधिक परुाने 
संरचनाओ ंके पनुर्स्थापन का परू्व अनभुव प्रदर्शित करना 
होगा।

•	 संरक्षण प्रस्तावों को राष्ट्रीय संरक्षण नीति (2014) का 
सख्ती से पालन करना होगा।

•	 प्रारंभ में, तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाले 250 
स्मारकों की सचूी प्रकाशित की जाएगी।

	� दाता इस सचूी से चयन कर सकते हैं या क्षेत्रीय/
विषयगत रुचियों के आधार पर विशिष्ट स्थलों का 
अनरुोध कर सकते हैं।

कॉर्पोरेट और विरासत क्षेत्र के लिए 

•	 लाभ दाताओ ंके लिए:

	� संरक्षण प्रयासों में प्रत्यक्ष भागीदारी।

	� परू्ण CSR कर लाभ।
	� स्मारक स्थलों पर योगदान के लिए सार्वजनिक 

मान्यता।
•	 विरासत क्षेत्र के लिए:

	� संरक्षण परियोजनाओ ंके लिए धन प्रवाह में वृद्धि।
	� ASI से परे कार्यान्वयन क्षमता का विस्तार।
	� तेज परियोजना निष्पादन और बेहतर जवाबदहेी।

‘एक विरासत को अपनाओ’ योजना के साथ तुलना

•	  पहले, सरकार की ‘एक विरासत को अपनाओ’’ पहल 
ने कॉर्पोरेट निकायों को स्मारक मित्र के रूप में कार्य 
करने की अनमुति दी थी, जो कैफे, टिकट काउंटर और 
शौचालय जैसी पर्यटक सवुिधाओ ंके विकास पर कें द्रित 
थी। 

•	 नई योजना इससे आगे जाती ह ै— यह मखु्य संरक्षण 
कार्य में निजी भागीदारी की अनमुति दतेी ह,ै जो विरासत 
प्रबंधन में एक प्रमखु नीतिगत बदलाव को दर्शाती ह।ै

क्षेत्राधिकार की सुरक्षा: संवैधानिक प्रावधान 

•	 सघं: प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा 
परुातात्विक स्थल एवं अवशषे, जिन्हें संसद द्वारा 
राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया ह।ै 

•	 राज्य: वे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक जो संसद 
द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं किए गए हैं। 

•	 समवर्ती: उपरोक्त के अतिरिक्त, संसद द्वारा काननू 
द्वारा घोषित नहीं किए गए परुातात्विक स्थल और 
अवशषेों पर संघ और राज्य दोनों का समवर्ती 
अधिकार क्षेत्र होता ह।ै 

•	 अनुच छ्ेद 253: यह संसद को किसी भी संधि, 
समझौते या सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए काननू 
बनाने की अनमुति दतेा ह,ै चाह ेवह किसी अन्य दशे 
या दशेों के साथ हो, या किसी अतंरराष्ट्रीय सम्मेलन, 
संघ या अन्य निकाय में लिया गया निर्णय हो। 

	� ऐसा कोई भी काननू तब भी बनाया जा सकता 
ह ैजब उसका विषय संविधान की राज्य सचूी में 
आता हो।

Source: IE
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ऑनलाइन गेमिग के लिए मसौदा नियम
संदर्भ

•	 इलेक्ट्रॉनिक्स और सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय (MeitY) 
ने ऑनलाइन गेमिगं के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।

परिचय 

•	 ये नियम ऑनलाइन गेमिगं के प्रचार और विनियमन 
अधिनियम (PROG Act), 2025 को लाग ूकरने के 
उद्देश्य से बनाए गए हैं। 

•	 यह वास्तविक धन/रियल मनी आधारित गेमिगं 
(RMG) प्लेटफार्मों जैसे ऑनलाइन पोकर, रम्मी और 
फैं टेसी स्पोरट्स को प्रतिबंधित करता ह,ै जबकि केवल 
सामाजिक खलेों और ई-स्पोरट्स की अनमुति दतेा ह।ै

मुख्य प्रावधान 

•	 ऑनलाइन गेमिग प्राधिकरण ऑफ इडंिया 
(OGAI): यह ऑनलाइन गेमिगं की निगरानी के लिए 
एक समर्पित नियामक के रूप में OGAI की स्थापना का 
प्रस्ताव करता ह।ै 

	� प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी, 
जैसे व्यक्तियों को तलब करना, साक्ष्य की जांच 
करना और बाध्यकारी आदशे जारी करना।

	� सरंचना: अध्यक्ष और विभिन्न मतं्रालयों से 5 
सदस्य।

	� कार्य:

	� यह तय करेगा कि कोई खले “ऑनलाइन मनी 
गेम” ह ैया नहीं।

	� ऑनलाइन खलेों का पंजीकरण करेगा।

	� दडं लगाएगा और निर्देश जारी करेगा।

	� यदि कोई खले सट्टेबाजी या जएु के मॉडल में 
बदलता ह ैतो उसका पंजीकरण रद्द करेगा।

•	 अधिनियम का दायरा: यह सभी प्रकार के ऑनलाइन 
मनी गेम्स को शामिल करता ह ै जैसे पोकर, फैं टेसी 
स्पोरट्स, सट्टेबाजी। 

	� यह केवल “ऑनलाइन सामाजिक खले” और 
ई-स्पोरट्स की अनमुति दतेा ह ै — जो मनोरंजन, 
शिक्षा या कौशल विकास के लिए होते हैं।

•	 पंजीकरण: ई-स्पोरट्स और सामाजिक खलेों दोनों को 
प्राधिकरण के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना 
होगा। 

	� पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिकतम पाँच वर्षों तक वैध 
रहगेा।

•	 विनियमन: कंपनियों को अपने खलेों का प्राधिकरण के 
साथ पंजीकरण कराना होगा। 

	� उन्हें राजस्व मॉडल और उपयोगकर्ता सरुक्षा 
सवुिधाओ ंका विवरण दनेा होगा। 

	� यह प्रमाण दनेा होगा कि राजस्व विज्ञापन, सदस्यता 
या एक्सेस शलु्क से आता ह ै— सट्टेबाजी या दांव 
से नहीं।

•	 दडं और अपराध: ऑनलाइन मनी गेमिगं सेवाए ंप्रदान 
करने पर तीन वर्ष तक की कैद और ₹1 करोड़ तक का 
जरु्माना हो सकता ह।ै 

	� ऐसे प्लेटफार्मों का विज्ञापन करने पर दो वर्ष तक की 
कैद और ₹50 लाख तक का जरु्माना हो सकता ह।ै 

	� उल्लंघन गैर-जमानती अपराध होंगे और परूी कंपनी 
के कर्मचारी उल्लंघन में सहयोग के लिए उत्तरदायी 
हो सकते हैं।

•	 जुर्माना इस पर निर्भर करता है: उल्लंघन से लाभ, 
उपयोगकर्ताओ ंको हानि तथा अपराध की पनुरावृत्ति।

•	 शिकायत निवारण तंत्र (तीन-स्तरीय):

	� गेम कंपनी की आतंरिक शिकायत प्रणाली।

	� शिकायत अपीलीय समिति (GAC) — आईटी 
नियम, 2021 के अतंर्गत।

	� ऑनलाइन गेमिगं प्राधिकरण ऑफ इडंिया — 
अतंिम अपील।

•	 विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका:

	� ई-स्पोरट्स का नियमन यवुा मामलों के मतं्रालय के 
अतंर्गत आएगा।

	� सामाजिक खलेों का नियमन सचूना एवं प्रसारण 
मतं्रालय द्वारा किया जाएगा।

	� MeitY समग्र नियामक जिम्मेदारी निभाएगा।
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	� सचूना एवं प्रसारण मतं्रालय (I&B) ऑनलाइन 
सामाजिक खलेों को वर्गीकृत करने के लिए व्यवहार 
संहिता और दिशानिर्देश जारी करेगा (मनोरंजन, 
शकै्षिक, कौशल आधारित आदि)।

महत्व

•	 यह सार्वजनिक हित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर की 
काननूी रूपरेखा स्थापित करेगा।

•	 यह दशे के यवुाओ ं को उन शोषणकारी ऑनलाइन 
RMG ऐप्स से बचाएगा जो उन्हें भ्रामक मौद्रिक लाभ 
के वादों से प्रभावित करते हैं।

•	 यह जएु, लत और वित्तीय जोखिमों को रोकने का प्रयास 
करता ह,ै जबकि नैतिक एवं कौशल आधारित गेमिगं को 
बढ़ावा दतेा ह।ै

Source: AIR

नीति आयोग द्वारा विदेशी निवेश को 
प्रोत्साहन देने के लिए कर नीति कार्य पत्र 
जारी 
संदर्भ

•	 नीति आयोग ने कर नीति कार्य पत्र श्रृंखला-–I के 
अतंर्गत प्रथम कार्यपत्र जारी किया ह,ै जिसका शीर्षक 
ह:ै “भारत में विदशेी निवेशकों के लिए स्थायी प्रतिष्ठान 
और लाभ आवंटन में कर सनुिश्चितता को बढ़ाना”। यह 
कर सनुिश्चितता में सधुार और अधिक विदशेी निवेश 
आकर्षित करने पर कें द्रित ह।ै

कर सुनिश्चितता का महत्व

•	 विदेशी निवश महत्वपूर्ण है: भारत को 2005–06 में 
लगभग 6 अरब अमरेिकी डॉलर से बढ़कर 2024–25 
में 50 अरब अमरेिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ ह।ै

•	 अस्पष्ट नियम समस्याए ं उत्पन्न करते हैं: विदशेी 
कंपनियों को प्रायः यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें भारत 
में कर दनेा होगा या नहीं, क्योंकि स्थायी प्रतिष्ठान (PE) 
और लाभ आवंटन की परिभाषाए ंस्पष्ट नहीं हैं।

•	 मुकदमबाजी में वर्षों लगते हैं: भारत में कर विवाद 
प्रायः 10–12 वर्षों तक चलते हैं, जो महगंे होते हैं और 
निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं।

स्थायी प्रतिष्ठान (PE) और लाभ आवंटन क्या है?

•	 स्थायी प्रतिष्ठान (PE): ऐसी स्थिति जिसमें किसी 
विदशेी कंपनी को भारत में “स्थायी उपस्थिति” 
मानी जाती ह ै (जैसे कार्यालय, शाखा या डिजिटल 
व्यवसाय के माध्यम से)। 

	� यदि PE मौजदू ह,ै तो कंपनी को भारत में कर 
दनेा होगा।

•	 लाभ आवंटन: यह तय करना कि कंपनी के कितने 
लाभ को भारत में कर के अधीन किया जाना चाहिए। 

	� यह तब जटिल हो जाता ह ैजब व्यापार आशंिक 
रूप से भारत और आशंिक रूप से विदशे में होता 
ह।ै

कार्यपत्र में प्रमुख प्रस्ताव

•	 वैकल्पिक अनुमानित कर योजना: विदशेी कंपनियां 
अपने उद्योग के अनसुार भारत में प्राप्त राजस्व पर एक 
निश्चित प्रतिशत कर दनेे का विकल्प चनु सकती हैं। 

	� इससे लंबे विवादों से बचा जा सकता ह ैऔर स्पष्ट 
अपेक्षाए ंमिलती हैं।

•	 विधायी स्पष्टता: PE की परिभाषाओ ं और लाभ 
आवंटन नियमों को OECD/UN मॉडल के अनरुूप 
काननू में शामिल किया जाए। 

	� प्रतिगामी कराधान से बचा जाए और उचित प्रक्रिया 
की सरुक्षा दी जाए।

•	 मजबूत विवाद समाधान: अग्रिम मलू्य निर्धारण 
समझौते (APA) और पारस्परिक समझौता प्रक्रियाओ ं
(MAP) को सदुृढ़ किया जाए। 

	� अनसलुझ े मामलों में अनिवार्य मध्यस्थता की 
संभावना खोजें।

•	 क्षमता निर्माण: कर अधिकारियों को अतंरराष्ट्रीय 
कर मदु्दों में प्रशिक्षित किया जाए ताकि निरंतरता और 
निष्पक्षता सनुिश्चित हो सके।

•	 हितधारक सहभागिता: कर काननूों में परिवर्तन से 
पहले अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श किया जाए। 

	� करदाता चार्टर लाग ू किया जाए ताकि अधिकार 
और पारदर्शिता सनुिश्चित हो सके।
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•	 प्रशासनिक दक्षता: PE लाभ आवंटन को कवर करने 
के लिए सरुक्षित बंदरगाह नियमों का विस्तार किया जाए। 

	� OECD के TRACE सिस्टम का उपयोग करके 
स्रोत कर राहत को सवु्यवस्थित किया जाए।

कर कानून में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका 

•	 वर्षों से, सर्वोच्च न्यायालय ने PE और लाभ आवंटन 
की व्याख्या को आकार दनेे में महत्वपरू्ण भमूिका निभाई 
ह।ै

	� फॉर्मूला वन मामला (2017): न्यायालय ने माना 
कि अस्थायी व्यवस्थाए,ं जैसे भारत में फॉर्मूला वन 
द्वारा उपयोग किया गया रेस ट्रैक, भी स्थायी प्रतिष्ठान 
बना सकती हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि व्यापार 
गतिविधि की वास्तविकता, काननूी रूप से अधिक 
महत्वपरू्ण ह।ै

	� हयात इटंरनेशनल मामला (2025): न्यायालय 
ने माना कि भले ही कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्विक 
स्तर पर घाटे में हो, उसकी भारतीय गतिविधियों को 
अलग से कर के अधीन किया जा सकता ह।ै यह 
“स्वतंत्र उद्यम” सिद्धांत को दर्शाता ह ैऔर भारत की 
स्थानीय गतिविधियों पर लाभ आवंटन की शक्ति 
को बढ़ाता ह।ै

भारत और अंतरराष्ट् रीय कर सुधार 

•	 भारत ने BEPS (आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण) 
के अतंर्गत वैश्विक कर सधुारों में भाग लिया ह।ै यह 
OECD और G20 द्वारा संचालित एक परियोजना ह,ै 
जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर से बचाव 
को रोकना ह।ै इसमें 15 “एक्शन” (सिफारिशें) हैं, जिनमें 
से एक ह ैएक्शन 7।

	� एक्शन 7: पहले कंपनियां एजेंटों के माध्यम से 
कार्य करके कार्यालय खोले बिना कर से बचती 
थीं। एक्शन 7 ने नियमों को सख्त किया ताकि ऐसी 
व्यवस्थाए ंभी कर के अधीन हों।

•	 2019 में सधुार की आवश्यकता: विशषे रूप से 
डिजिटल कंपनियों जैसे गगूल, फेसबकु, अमजे़न के लिए 
और सधुारों की आवश्यकता महससू की गई। इसलिए 
पिलर वन और पिलर टू की शरुुआत हुई।

	� पिलर वन: भले ही अमजे़न या गगूल का भारत में 
कोई कार्यालय न हो, वे भारतीय ग्राहकों से राजस्व 
अर्जित करते हैं। पिलर वन सनुिश्चित करता ह ै कि 
ऐसे लाभ का एक हिस्सा भारत में कर के अधीन हो।

	� पिलर टू (वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर): यह सभी 
बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 15% न्यूनतम कर 
निर्धारित करता ह।ै इससे कंपनियां अपने लाभ को 
कम या शनू्य कर वाले दशेों में स्थानांतरित नहीं कर 
सकतीं।

आगे की राह 

•	 नीति आयोग का कार्यपत्र एक भविष्य-उन्मुख कर प्रणाली 
की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता ह,ै जो स्पष्ट नियमों के 
माध्यम से भारत की कर व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, 
पारदर्शी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाता ह।ै 

•	 मकुदमबेाजी को कम करके और विदशेी निवेश को 
आकर्षित करके, ये सधुार कर आधार को सदुृढ़ करते हैं 
और विकसित भारत@2047 की यात्रा को गति प्रदान 
करते हैं।

Source: PIB

RBI द्वारा तरलता उपाय शुरू 
समाचार में 

•	 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निवेशकों और कंपनियों 
के लिए पूंजी को अधिक सलुभ बनाने हते ुएक श्रृंखला 
में तरलता उपायों की घोषणा की ह।ै

RBI द्वारा प्रमुख उपाय

•	 अधिग्रहण वित्तपोषण: प्रथम बार, बैंक अब कंपनियों 
को अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए ऋण द ेसकते 
हैं। इससे वे विलय, अधिग्रहण और समकेन सौदों को 
वित्तपोषित कर सकते हैं — जो वर्षों से बैंकों की मांग 
रही थी।

•	 ऋण सीमा में वृद्धि: RBI ने शयेरों के विरुद्ध व्यक्तिगत 
ऋण सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया 
ह,ै जो पांच गनुा वृद्धि ह।ै 

	� यह सीमा 1998 से नहीं बदली गई थी और 
मदु्रास्फीति-समायोजित वास्तविकताओ ंको दर्शाती 
ह।ै
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•	 IPO वित्तपोषण में बढ़ोतरी: कें द्रीय बैंक ने खदुरा 
निवेशकों के लिए IPO वित्तपोषण सीमा को ₹10 लाख 
से बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति व्यक्ति कर दिया ह,ै जो पहले 
की सीमा से अधिक ह।ै 

	� यह वृद्धि ऐसे समय में आई ह ैजब भारत का IPO 
बाज़ार कई हाई-प्रोफाइल पेशकशों की तैयारी में ह।ै

•	 ऋण प्रतिभूतियों पर ऋण: RBI ने सचूीबद्ध ऋण 
प्रतिभतूियों के विरुद्ध ऋण दनेे पर नियामक सीमा को 
परूी तरह से हटा दिया ह,ै जिससे बैंकों को इन उपकरणों 
के आधार पर क्रेडि ट दनेे की अभतूपरू्व स्वतंत्रता मिली 
ह।ै 

	� यह उपाय बाज़ार गतिविधियों को गहरा करने और 
समग्र तरलता को बढ़ान की संभावना ह।ै

•	 बड़े उधारकर्ताओ ंपर प्रतिबंधों की वापसी: कें द्रीय 
बैंक ने परुाने ढांच ेको वापस लेने की योजना बनाई ह,ै 
जिसमें बहुत बड़ी कंपनियों (₹10,000 करोड़ से अधिक 
प्रणालीगत जोखिम वाले) को ऋण दनेे पर बैंकों को 
दडंित किया जाता था। 

	� RBI ने कहा कि अब प्रणालीगत जोखिमों का 
प्रबंधन मकै्रोप्रूडेंशियल उपकरणों के माध्यम से 
किया जाएगा, जबकि बैंक व्यक्तिगत जोखिम सीमा 
के अतंर्गत कार्य करते रहेंगे।

इन उपायो ंकी आवश्यकता

•	 तरलता दबाव का समाधान: विदशेी पोर्टफोलियो 
निवेशकों (FPIs) ने विगत वर्ष भारतीय इक्विटीज़ से 
$21 बिलियन की निकासी की ह,ै जिससे रुपये पर 
दबाव और बाज़ार भावना में गिरावट आई ह।ै

•	 वैश्विक अनिश्चितताए:ँ ये उपाय अमरेिका के साथ 
व्यापार शलु्क तनाव, H1-B वीज़ा पर प्रतिबंध और 
पश्चिम एशिया व यरूोप में भ-ूराजनीतिक तनाव की 
पृष्ठभमूि में आए हैं, जिससे निवेशक सतर्क  बने हुए हैं। 

	� RBI की छूटें विशषे रूप से तरलता की कमी को दरू 
करने और पूंजी बाज़ार में घरेल ूभागीदारी को सदुृढ़ 
करने के उद्देश्य से हैं।

•	 क्रेड िट वृद्धि को बढ़ावा: कॉर्पोरेट ऋण समग्र बैंक 
क्रेडि ट वृद्धि का सबसे कमजोर हिस्सा रहा ह।ै 

	� अधिग्रहण वित्तपोषण की अनमुति दनेे से बैंक 
समकेन-आधारित वृद्धि में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर 
सकते हैं, विशषे रूप से उन क्षेत्रों में जहां नई क्षमता 
निर्माण धीमा ह।ै

•	 NBFCs के साथ समानता: ऐतिहासिक रूप से, बैंकों 
को शयेरों के विरुद्ध ऋण दनेे में सीमित रखा गया था 
(₹20 लाख) और उन्हें सख्त ऋण-मलू्य नियमों का 
पालन करना पड़ता था। 

	� दसूरी ओर, NBFCs अपनी सीमा स्वयं तय कर 
सकते थे। ₹1 करोड़ की सीमा बढ़ाकर और ऋण 
प्रतिभतूियों पर ऋण दनेे की सीमा हटाकर, RBI 
ने बैंकों को अधिक न्यायसंगत मचं प्रदान किया ह।ै

•	 बड़ी कंपनियों से पुनः जुड़ाव: 2016 के प्रतिबंधों को 
वापस लेना यह संकेत दतेा ह ैकि RBI अब बैंकों को 
बड़े समहूों को अधिक स्वतंत्रता से ऋण दनेे की अनमुति 
दनेे को तैयार ह।ै

अपेक्षित परिणाम

•	 भागीदारी में वृद्धि: विश्लेषकों का मानना ह ै कि ये 
उपाय निवेशकों के आत्मविश्वास को काफी बढ़ाएगंे, 
विशषे रूप से खदुरा निवेशकों के बीच जो प्रायः वित्तीय 
बाधाओ ंका सामना करते हैं। 

	� उच्च-निवल मलू्य वाले व्यक्तियों और संस्थागत 
निवेशकों को उनके निवेश के विरुद्ध बेहतर तरलता 
से लाभ होने की संभावना ह।ै

•	 बाज़ार की गहराई: ये सधुार प्राथमिक एवं द्वितीयक 
दोनों बाज़ारों में खदुरा और संस्थागत भागीदारी को 
व्यापक बनाने, तरलता प्रवाह को बेहतर करने तथा 
वित्तीय मध्यस्थता को गहरा करने के लिए डिज़ाइन किए 
गए हैं। 

	� 2025 की अतंिम तिमाही में ₹8 बिलियन के IPOs 
की अपेक्षा के साथ, ये उपाय बाज़ार गतिविधियों 
को समर्थन दनेे के लिए समयानकूुल हैं।

•	 आर थ्िक वृद्धि को समर्थन: RBI ने बल दिया 
कि जबकि क्रेडि ट पहुचं का विस्तार किया जा रहा 
ह,ै प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंधन मकै्रोप्रूडेंशियल 
उपकरणों के माध्यम से जारी रहगेा, जिससे वित्तीय 
स्थिरता सनुिश्चित होगी और बाज़ार वृद्धि को प्रोत्साहन 
मिलेगा। 
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	� ये उपाय ऋण गहनता और वित्तीय समावेशन के 
व्यापक विकसित भारत 2047 एजेंडे के अनरुूप हैं।

निष्कर्ष

•	  ये सधुार RBI द्वारा विगत 10 वर्षों में पूंजी बाज़ार में 
सबसे बड़ा बदलाव दर्शाते हैं, जिससे भारतीय बैंक पूंजी 
बाज़ार को वित्तपोषित करने और समर्थन दनेे में बड़ी 
भमूिका निभा सकें गे। 

•	 विशषेज्ञों का मानना ह ैकि ये परिवर्तन भारतीय कंपनियों 
के लिए विदशेी ऋण को सस्ता और आसान बनाएगंे, 
जबकि जोखिम प्रबंधन के लिए सदुृढ़ सरुक्षा उपाय भी 
बनाए रखेंगे।

Source: IE

भारत विश्व में सबसे तीव्रता से बढ़ते डेयरी 
उत्पादक के रूप में उभरा
संदर्भ

•	 भारत के डेयरी क्षेत्र में विगत 11 वर्षों में 70% की वृद्धि 
हुई ह,ै जिसमें दगु्ध उत्पादन 2014-15 में 146 मिलियन 
टन से बढ़कर 2023-24 में 239 मिलियन टन हो गया 
ह।ै

भारत का डेयरी क्षेत्र 

•	 वैश्विक नेतृत्व: भारत विश्व का सबसे बड़ा दगु्ध 
उत्पादक दशे ह,ै जो वैश्विक दगु्ध उत्पादन में 24.76% 
का योगदान दतेा ह।ै 

•	 आर थ्िक योगदान: डेयरी भारत की सबसे बड़ी एकल 
कृषि  वस्तु ह,ै जो GDP में 5% योगदान दतेी ह ैऔर 8 
करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार प्रदान करती ह।ै 

•	 विकास प्रदर्शन: पशधुन क्षेत्र ने 2014-15 से 2020-
21 के बीच 7.9% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (CAGR) 
से वृद्धि की, जो कृषि  क्षेत्र से अधिक ह।ै 

•	 प्रति व्यक्ति उपलब्धता: 2023–24 में यह बढ़कर 
471 ग्राम/दिन हो गई, जो विश्व औसत 322 ग्राम/दिन 
से काफी अधिक ह।ै 

•	 शीर्ष उत्पादक राज्य: उत्तर प्रदशे, राजस्थान और मध्य 
प्रदशे।

भारत की डेयरी सफलता के प्रमुख कारक 

•	 ससं्थागत समर्थन:

	� राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना 
1965 में आनंद में की गई थी, ताकि अमलू सहकारी 
मॉडल को परेू भारत में दोहराया जा सके।

	� 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शरुुआत ने भारत को 
विश्व का सबसे बड़ा दगु्ध उत्पादक दशे बना दिया, 
जिससे एक राष्ट्रीय सहकारी ढांचा तैयार हुआ जो 
दगु्ध संग्रहण और वितरण को सक्षम बनाता ह।ै

	� इसके योगदान की मान्यता में, NDDB को 1987 
में संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था 
घोषित किया गया।

•	 पशु उत्पादकता में वृद्धि:

	� भारत के पास 303.76 मिलियन पश ुहैं, जो दगु्ध 
उत्पादन की रीढ़ हैं।

	� 2014 से 2022 के बीच भारत में पश ुउत्पादकता 
में 27.39% की वृद्धि हुई, जो वैश्विक स्तर पर सबसे 
अधिक ह,ै और चीन, जर्मनी तथा डेनमार्क  जैसे दशेों 
को पीछे छोड़ चकुी ह।ै

•	 सहकारी नेटवर्क :

	� भारत की डेयरी सहकारी समितियाँ एक मजबतू 
नेटवर्क  द्वारा समर्थित हैं, जिसमें 22 दगु्ध महासंघ, 
241 जिला सहकारी संघ, 28 विपणन डेयरियाँ और 
25 दगु्ध उत्पादक संगठन (MPOs) शामिल हैं।

•	 महिलाओ ंका योगदान:

	� डेयरी फार्मिंग में लगभग 70% कार्यबल महिलाए ँ
हैं, और लगभग 35% महिलाए ँ डेयरी सहकारी 
समितियों में सक्रिय हैं।
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भारतीय डेयरी क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियाँ

•	 नस्ल उत्पादकता अंतर: उन्नत डेयरी दशेों की तलुना 
में उत्पादन अभी भी पीछे ह,ै विशषे रूप से दशेी नस्लों 
में। 

	� भारतीय गायों की औसत उत्पादकता 1.64 टन/वर्ष 
ह,ै जबकि EU में 7.3 टन और अमरेिका में 11 टन 
ह।ै

•	 भूमि और चारे की सीमाए:ँ न्यूज़ीलैंड के विपरीत, 
भारत में पर्याप्त चारागाह भमूि नहीं ह।ै 

	� फसल अवशषेों और खरीद े गए चारे पर निर्भरता 
डेयरी को महगंा बनाती ह।ै

•	 सस्ते श्रम पर निर्भरता: डेयरी क्षेत्र में चारा दनेा, दगु्ध 
निकालना, पशओु ं को नहलाना, शडे की सफाई जैसे 
श्रम-प्रधान कार्य होते हैं। 

	� यह मॉडल बिना वेतन वाले पारिवारिक श्रम पर 
निर्भर करता ह,ै जिसमें अवसर लागत बहुत कम 
होती ह।ै

•	 जलवायु प्रभाव और बाज़ार अस्थिरता: अत्यधिक 
गर्मी उत्पादन को घटाती ह ैऔर कीमतों को बढ़ाती ह।ै

•	 विकास में मंदी: उत्पादन वृद्धि दर पहले ~6% थी, जो 
2023–24 में घटकर 3.78% रह गई ह,ै जबकि भैंस के 
दधू का उत्पादन 16% घटा ह।ै

•	 उत्तर-फसल क्षति: अपर्याप्त कोल्ड-चने और प्रसंस्करण 
ढांच ेके कारण दगु्ध की बर्बादी होती ह।ै

निष्कर्ष

•	  भारत का डेयरी क्षेत्र ग्रामीण आजीविका की रीढ़ और 
समावेशी विकास का प्रतीक ह।ै 

•	 विश्व के सबसे बड़े दगु्ध उत्पादक दशे के रूप में, भारत 
ने किसान-नेततृ्व वाली सहकारी समितियों, महिलाओ ं
की भागीदारी और वैज्ञानिक तरीकों को मिलाकर 
उल्लेखनीय प्रगति हासिल की ह।ै 

•	 व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 की गति के साथ, यह क्षेत्र 
उत्पादकता बढ़ान, अवसरों का विस्तार करने और 
ग्रामीण समृद्धि को निरंतर रूप से रूपांतरित करने के लिए 
तैयार ह।ै

Source: PIB

भारत-रूस ने रणनीतिक साझेदारी के 25 
वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया
समाचार में 

•	 रूस और भारत ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच 
अपनी 25 वर्षीय रणनीतिक साझदेारी को महत्वपरू्ण रूप 
से आगे बढ़ाया ह।ै

पृष्ठभूमि 

•	 वर्ष 2000 में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पतुिन और 
भारतीय प्रधानमतं्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक 
साझदेारी पर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे 
द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शरुू हुआ। 

•	 दिसंबर 2010 में, इस साझदेारी को “विशषे और 
विशषेाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझदेारी” में उन्नत किया 
गया। 

•	 सरकारी आयोग और 2+2 संवाद सहित कई संस्थागत 
संवादों के माध्यम से राजनीति, रक्षा, व्यापार, विज्ञान 
एवं संस क्ृ ति के क्षेत्रों में मजबतू सहयोग सनुिश्चित किया 
गया ह।ै

नेतृत्व स्तर की भागीदारी 

•	 भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन सबसे उच्च स्तरीय 
संवाद तंत्र ह,ै जिसकी 22 बैठकें  दोनों दशेों में बारी-बारी 
से आयोजित हुई हैं। 

•	 जलुाई 2024 में मास्को में हुए शिखर सम्मेलन में 2030 
तक साझदेारी और आर्थिक सहयोग पर संयकु्त वक्तव्य 
जारी किए गए, साथ ही 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर 
हुए। 

•	 भारतीय प्रधानमतं्री को रूस का सर्वोच्च सम्मान “ऑर्डर 
ऑफ सेंट एडं्रय”ू प्रदान किया गया। 

•	 नेता द्विपक्षीय और वैश्विक मदु्दों पर चर्चा के लिए नियमित 
रूप से फोन पर संपर्क  बनाए रखते हैं। 

•	 भारत और रूस के बीच नियमित मतं्री स्तरीय संपर्क  
होता ह,ै जिसमें विदशे मतं्री सर्गेई लावरोव एवं अन्य 
प्रमखु मतं्रियों के बीच बार-बार बैठकें  होती हैं।

बहुपक्षीय भागीदारी 

•	 भारत और रूस संयकु्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स एवं SCO 
जैसे बहुपक्षीय मचंों में निकट सहयोग करते हैं। 
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•	 2023 में भारत की G20 और SCO अध्यक्षता के दौरान 
दोनों दशेों ने कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। 

•	 रूस संयकु्त राष्ट्र सरुक्षा परिषद में भारत की स्थायी 
सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता ह।ै 

•	 2024 में रूस ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की और कज़ान 
में नेताओ ंके शिखर सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों की 
मजेबानी की, जिसमें भारत ने सक्रिय भागीदारी की।

व्यापार और आर्थिक संबंध 

•	 भारत और रूस का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 
को $100 बिलियन एवं 2025 तक निवेश को $50 
बिलियन तक बढ़ाना ह।ै 

•	 वित्त वर्ष 2023-24 में व्यापार $65.7 बिलियन के 
रिकॉर्ड स्तर पर पहुचं गया, जिसमें भारत ने दवाइयाँ 
और मशीनरी निर्यात की, तथा रूस से तेल, उर्वरक एवं 
खनिज आयात किए। 

	� सेवाओ ं का व्यापार स्थिर बना हुआ ह,ै तथा 
तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, बैंकिग, रेलवे और 
फार्मास्यूटिकल्स में निवेश सदुृढ़ ह।ै

रक्षा और सुरक्षा सहयोग 

•	 भारत और रूस के बीच IRIGC-M&MTC के 
अतंर्गत मजबतू रक्षा सहयोग ह,ै जिसमें इदं्र(INDRA) 
और वोस्तोक(Vostok) जैसे संयकु्त सैन्य अभ्यास 
शामिल हैं। 

•	 प्रमखु परियोजनाओ ं में S-400 प्रणाली, T-90 टैंक, 
Su-30 MKI जेट, MiG-29 और कामोव हलेीकॉप्टर, 
INS विक्रमादित्य, AK-203 राइफलें और ब्रह्मोस 
मिसाइलें शामिल हैं। 

•	 सहयोग ने खरीदार-विक्रे ता से संयकु्त अनसुंधान और 
विकास की दिशा में प्रगति की ह।ै

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग 

•	 भारत और रूस के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सदुृढ़ 
सहयोग ह,ै जिसमें अतंरिक्ष उड़ान, नैनोटेक्नोलॉजी, 
क्वांटम कंप्यूटिग तथा परमाण ुऊर्जा (कुडनकुलम संयंत्र) 
में संयकु्त कार्य शामिल ह।ै 

•	 2021 के रोडमपै द्वारा निर्देशित यह सहयोग नवाचार, 
प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और संयकु्त परियोजनाओ ं
पर कें द्रित ह,ै जिसे नियमित कार्य समहू बैठकों के माध्यम 
से समन्वित किया जाता ह।ै

Source :DD

संक्षिप्त समाचार

पंडित छन्नूलाल मिश्रा
संदर्भ

•	 प्रधानमतं्री ने पद्म विभषूण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी के 
निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया ह।ै

पंडित छन्नूलाल मिश्रा (1936–2025) 

•	 जन्म: 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदशे के आज़मगढ़ 
में हुआ। 

•	 वे भारत के प्रसिद्ध हिदंसु्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थे। 

•	 उन्होंने केवल ख़याल ही नहीं सीखा, बल्कि किराना 
घराने की बारीकियों को भी आत्मसात किया, जिससे वे 
कई शास्त्रीय शलैियों में पारंगत हो गए। 

	� ठुमरी, दादरा और भजन में भी उनकी विशषे महारत 
थी।

•	 प्रमख सम्मान: पद्म भषूण (2010), पद्म विभषूण 
(2020), संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप।

•	 विरासत: वे रियाज़ में कठोर अनशुासन और शदु्धता के 
प्रति गहन समर्पण के लिए जाने जाते हैं।

Source: GOI

नाटो पाइपलाइन प्रणाली(NPS) 
समाचार में 

•	 हाल ही में पोलैंड ने €4.7 बिलियन के निवेश के साथ 
NATO पाइपलाइन प्रणाली (NPS) में शामिल होने 
की योजना की घोषणा की ह।ै

NATO पाइपलाइन प्रणाली (NPS) 

•	 यह शीत यदु्ध के दौरान स्थापित की गई थी और 
आधनुिक लचीलापन के साथ NATO बलों को ईधंन 
और स्नेहक की आपरू्ति करती ह।ै 
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•	 यह प्रणाली लगभग 10,000 किमी में फैली हुई ह,ै 
जो 12 दशेों को जोड़ती ह,ै इसकी भडंारण क्षमता 4.1 
मिलियन घन मीटर ह,ै और यह डिपो, एयर बेस, हवाई 
अड्डों, रिफाइनरियों एवं परिवहन बिदओु ंको जोड़ती 
ह।ै 

•	 जहाँ अधिकांश नेटवर्क  राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधित किए 
जाते हैं, वहीं सेंट्रल यरूोप पाइपलाइन सिस्टम (CEPS) 
एक बहुराष्ट्रीय प्रणाली ह ैजिसे NATO की सपोर्ट एडं 
प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता ह।ै

क्या आप जानते हैं? 

•	 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) एक 
राजनीतिक और सैन्य गठबंधन ह ै जिसकी स्थापना 
1949 में हुई थी। 

•	 यह यरूोप और उत्तरी अमरेिका के 32 दशेों का समहू 
ह,ै जिसका उद्देश्य अपने सदस्य दशेों की जनता तथा 
क्षेत्र की रक्षा करना ह।ै 

•	 यह सामहूिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित ह,ै 
जिसका अर्थ ह ैकि यदि किसी एक NATO सहयोगी 
पर हमला होता ह,ै तो वह सभी NATO सहयोगियों 
पर हमला माना जाता ह।ै

Source :TH

स्टेबलकॉइन
संदर्भ

•	 वित्त मतं्री ने कहा कि दशेों को स्टेबलकॉइन के साथ 
“संलग्न होने की तैयारी” करनी होगी, चाह े वे इस 
बदलाव का स्वागत करें या नहीं।

स्टेबलकॉइन क्या हैं? 

•	 स्टेबलकॉइन ऐसी क्रिप्टोकरेंसी होती हैं जिन्हें मलू्य 
स्थिरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित आधारभतू 
संपत्तियों से जोड़ा जाता ह:ै 

	� फिएट मदु्राए ं(जैसे USD, यरूो), 

	� वस्तुए ं(जैसे सोना), 

	� अन्य क्रिप्टोकरेंसी, या 

	� एल्गोरिदम-आधारित प्रणालियाँ। 

•	 स्टेबलकॉइन कें द्रीय बैंक डिजिटल मदु्राओ ं(CBDCs) 
से अलग होते हैं, जो किसी सरकार के कें द्रीय बैंक द्वारा 
आधिकारिक रूप से जारी और नियंत्रित की जाती हैं। 

	� वहीं, स्टेबलकॉइन निजी रूप से जारी किए जा सकते 
हैं और विदशेी मदु्राओ ंसे भी जडु़े हो सकते हैं।

स्टेबलकॉइन का वैश्विक परिदृश्य 

•	 अमरेिका ने जीनियस अधिनियम पारित किया ह,ै जो यह 
अनिवार्य करता ह ै कि स्टेबलकॉइन परूी तरह से तरल 
संपत्तियों (जैसे नकद या ट्रेजरी बिल) द्वारा समर्थित हों 
और नियमित रूप से खलुासा किया जाए। 

•	 जापान और सिंगापरु ने स्टेबलकॉइन के लिए लक्षित 
विनियम प्रस्तुत किए हैं। 

•	 चीन ने लंबे समय से अपनी संप्रभ ुडिजिटल यआुन के 
विकास को प्राथमिकता दी ह,ै हालांकि अब वह यआुन-
समर्थित स्टेबलकॉइन के बढ़ते उपयोग की भी समीक्षा 
कर रहा ह।ै

Source: TH

इलेक्ट् रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना

संदर्भ

•	 कें द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मतं्री ने घोषणा की कि 
ECMS के अतंर्गत सरकार को ₹1.15 लाख करोड़ के 
निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स 
निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रभावशाली उद्योग 
प्रतिक्रिया को दर्शाता ह।ै

इलेक्ट् रॉनिक्स घटक निर्माण योजना 

•	 उद्देश्य: घरेल ू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक मलू्य 
श्रृंखलाओ ं (GVCs) से जोड़कर मलू्य श्रृंखला में 
वैश्विक/घरेल ूनिवेश आकर्षित करके एक मजबतू घटक 
निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

•	 योजना के अंतर्गत लक्षित खंड श्रेणियाँ शामिल हैं:

	� सब-असेंबली

	� मलू घटक

	� चयनित मलू घटक
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	� आपरू्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र और पूंजीगत 
उपकरण

	� सब-असेंबली - दरूसंचार
•	 प्रोत्साहन के प्रकार:

	� टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन

	� पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) प्रोत्साहन

	� हाइब्रिड प्रोत्साहन

•	 योजना की अवधि:

	� टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन: एक वर्ष की 
तैयारी अवधि सहित छह वर्ष

	� पंूजीगत व्यय प्रोत्साहन: पाँच वर्ष

Source: AIR

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 
(PMDDKY) के अंतर्गत आकांक्षी कृषि 
जिलो ंका विकास किया जाएगा

समाचार में 

•	 कें द्र सरकार ने प्रधानमतं्री धन-धान्य कृषि  योजना 
(PMDDKY) के अतंर्गत 29 राज्यों और कें द्र शासित 
प्रदशेों में 100 आकांक्षी कृषि  जिलों के विकास की 
घोषणा की ह।ै 

	� उत्तर प्रदशे 12 जिलों के साथ अग्रणी ह,ै इसके बाद 
महाराष्ट्र (9), मध्य प्रदशे और राजस्थान (प्रत्येक 
8), तथा बिहार (7) जिलों के साथ हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के 
बारे में 

•	 प्रधानमतं्री धन-धान्य कृषि  योजना (PMDDKY) को 
जलुाई 2025 में कें द्रीय मतं्रिमडंल द्वारा स्वीकृति  दी गई। 

•	 यह योजना आकांक्षी जिलों कार्यक्रम (ADP) के 
आधार पर तैयार की गई ह।ै 

•	 यह एक परिवर्तनकारी कृषि  पहल ह,ै जिसकी घोषणा 
कें द्रीय बजट 2025–26 में की गई थी। 

•	 ₹24,000 करोड़ वार्षिक व्यय के साथ छह वर्षों की 
अवधि में, यह योजना 100 कृषि  जिलों में विकास को 
बढ़ावा दनेे का लक्ष्य रखती ह।ै 

•	 इसमें 11 मतं्रालयों की 36 वर्तमान कें द्रीय योजनाओ ंका 
समन्वय किया जाएगा, साथ ही राज्य स्तरीय कार्यक्रमों 
और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी जोड़ा जाएगा। 

•	 नई योजनाए ंशरुू करने के बजाय, यह योजना अतंिम 
छोर तक के किसानों को समन्वित और संतृप्ति आधारित 
सेवाए ंप्रदान करने पर कें द्रित ह,ै जिससे दोहराव को कम 
किया जा सके तथा प्रभाव को अधिकतम किया जा सके।

•	 PMDDKY का उद्देश्य ग्रामीण विकास को पाँच प्रमखु 
लक्ष्यों के माध्यम से बढ़ावा दनेा ह:ै

	� कृषि  उत्पादकता में वृद्धि

	� फसल विविधीकरण और स्थायित्व को प्रोत्साहन

	� स्थानीय स्तर पर कटाई के बाद भडंारण का विस्तार

	� सिंचाई अवसंरचना में सधुार

	� किसानों की कृषि  ऋण तक पहुचँ को सदुृढ़ करना

आकांक्षी जिलो ंकार्यक्रम (ADP)

•	  यह कार्यक्रम 2018 में पिछड़े और दरूस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए शरुू किया गया था, तथा इसने प्रमखु विकास 
संकेतकों में उल्लेखनीय सधुार किया ह।ै 

•	 इसकी सफलता के आधार पर, 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) शरुू किया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, 
शिक्षा, स्वच्छता, कृषि , वित्तीय समावेशन एवं अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में 500 ब्लॉकों में आवश्यक सरकारी सेवाओ ंका 
विस्तार करना ह।ै
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Source :IE

H125 हेलीकॉप्टर
संदर्भ

•	 एयरबस हलेीकॉप्टर्स, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ 
साझदेारी में, कर्नाटक के वेमगल में भारत निर्मित H125 
यटूिलिटी हलेीकॉप्टर के लिए एक अतंिम असेंबली 
लाइन स्थापित कर रहा ह।ै

H125 हेलीकॉप्टर्स के बारे में 

•	 एयरबस H125 एक हल्का, सिंगल-इजंन यटूिलिटी 
हलेीकॉप्टर ह,ै जो अपनी बहुप्रयोज्यता और उच्च 
ऊंचाई व उच्च तापमान की परिस्थितियों में उत क्ृ ष्ट 
प्रदर्शन के लिए जाना जाता ह।ै 

	� H125 को पहले यरूोकॉप्टर AS350 के नाम से 
जाना जाता था। 

•	 H125 नागरिक आवश्यकताओ ं जैसे आपातकालीन 
चिकित्सा सेवाए,ं पर्यटन, आपदा राहत एवं काननू 
प्रवर्तन के लिए उपयोग किया जाएगा, जबकि इसका 
सैन्य संस्करण (H125M) भारत की सशस्त्र सेनाओ ंकी 
सेवा करेगा, विशषे रूप से हिमालय जैसे उच्च ऊंचाई 
वाले क्षेत्रों में।

Source: IT

भारत, प्रतिष्ठित ISSA पुरस्कार 2025 से 
सम्मानित
समाचार में 

•	 भारत को कुआलालंपरु में आयोजित वर्ल्ड सोशल 
सिक्योरिटी फोरम में ‘सामाजिक सरुक्षा में उत क्ृ ष्ट 
उपलब्धि’ के लिए प्रतिष्ठित इटंरनेशनल सोशल 
सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) परुस्कार 2025 से 
सम्मानित किया गया ह।ै

इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) 
के बारे में 

•	 यह सामाजिक सरुक्षा संस्थानों, सरकारी विभागों और 
एजेंसियों के लिए विश्व की अग्रणी अतंरराष्ट्रीय संस्था 
ह।ै 

•	 ISSA की स्थापना 1927 में इटंरनेशनल लेबर 
ऑर्गनाइजेशन के अतंर्गत की गई थी, और यह विश्वभर 
में सामाजिक सरुक्षा प्रशासन में उत क्ृ ष्टता को बढ़ावा 
दतेी ह।ै 

•	 यह 160+ दशेों की 320 से अधिक सदस्य संस्थाओ ं
को सहयोग प्रदान करती ह,ै जिसमें पेशवेर समदुाय का 
निर्माण, मानकों एवं शोध का विकास, व्यावहारिक 
सेवाए,ं नवाचार को बढ़ावा दनेा तथा वैश्विक स्तर पर 
समग्र सामाजिक सरुक्षा प्रणालियों का समर्थन सम्मिलित  
ह।ै
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भारत की उपलब्धियाँ 

•	 इटंरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (ISSA) 
परुस्कार ने भारत की सामाजिक सरुक्षा कवरेज को 
2015 में 19% से बढ़ाकर 2025 में 64.3% तक 
पहुचँाने की उपलब्धि को मान्यता दी ह,ै जिससे अब यह 
940 मिलियन से अधिक नागरिकों तक पहुचँ चकुी ह।ै

Source :PIB

हिम तेंदुए
समाचार में 

•	 हिमाचल प्रदशे में हिम तेंदएु की जनसंख्या विगत चार 
वर्षों में 62 प्रतिशत बढ़ी ह।ै

हिम तेंदुआ (Panthera uncia) के बारे में 

•	 इन्हें प्रायः “घोस्ट ऑफ़ माउंटेन” कहा जाता ह ै— एक 
एकांतप्रिय बिल्ली प्रजाति जो मध्य और दक्षिण एशिया 
के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती ह।ै 

•	 ये मध्य एशिया के 12 दशेों में विरल रूप से फैले हुए 
हैं, दक्षिणी रूस से लेकर तिब्बती पठार तक, जिनमें 
मगंोलिया, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत 
और नेपाल सम्मिलित हैं। 

•	 इन्हें इटंरनेशनल यनूियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 
(IUCN) की रेड लिस्ट में ‘असरुक्षित’ श्रेणी में रखा 
गया ह ै और भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 
1972 की अनसुचूी-I में सचूीबद्ध किया गया ह।ै 

•	 हिम तेंदआु हिमाचल प्रदशे और लद्दाख का राज्य पश ु
ह।ै 

•	 प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भारत सरकार द्वारा 2009 में शरुू 
किया गया था ताकि इस प्रजाति के वैज्ञानिक और 
समदुाय-कें द्रित संरक्षण को सनुिश्चित किया जा सके।

Source: IE


